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(PART 


- 


एकडी 186-85/ 34552.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. प्रसीजन इन्जि . इन्डस्ट्रीज, रेलते 

मिक श्री काशी राम शर्मा या उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई . 
मोद्य विवाद 

चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेते निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 
इसलिए अब, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग) द्वारा 

प्रदान की गई 
शक्तियों को प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल उसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3-9म -68/ 15254, दिनांक 20 
जून, 1961के साथ पिदते हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम -57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958. द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 

अधीन गठिा वायल व्यायालय फरीदाबाद, को विवादास्त या उससे सुसंगत या उससे संबंधित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एवं 
पंचोट तीन मार नयाहेत निर्दिष्ट करते हैं जो कि उमत प्रवाधकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से ससंगत अश्या संबंधित मामला है 
यो श्री काशी राम शर्मा की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, सो वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 26 अगस्त, 1985 
वि / रोहतक/ 94-85/ 348 28.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं टैकमा इण्डिया लि ०, बहाव रगद , 
मिक श्री बाल गोबिद तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक विवाद है ; 

भोर कि हरियाणा के राज्यपाल निवादको न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

सलिए प्रष प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खगड (ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
प्रयोग करते हुयो हरियाणा के राज्यपाल इसके हारा सरकारी अधिसूचना सं . 96 41-1 - श्रम/ 78/ 32573, दिनांक 1 नवम्बर, 1970, 
माया पठित सरकारी अधिसूचन की धारा 7 के अधीन गटित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे 
बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय एघं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के 
बीचे या तो विवादग्रस्त मामला है, या उक्त विवाद से सुसंगत या, सम्बन्धित मामला है : 

या श्री बाल गोबिन्द की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

प्रो.वि. रोहतक 90-85/ 348:35.--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. टंकमा इन्डिया लि ., बहादुरगढ़, 
श्रमिक श्री राम करने तथा उसके प्रबंधकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं : 

इसलिए अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा .10 की उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1- श्रम / 78/32573, दिनांक 6 
वम्बर, 1970 के साथ पैठित सरकारी अधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत 
या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा 
श्रमिक के बीन या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है 

गया श्री राम करने की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है, यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

प्रो . वि. अम्बाला / 117-85/ 34842.---- चुंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मे ० प्रापि.स र इन्चार्ज, सेन्ट्रल से यल 
एण्ड वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इनाटीच्यूट, रिसर्च सेन्टर, संक्टर 27, चण्डीगढ़, 2. सीनियर टैकनीकल असिसटेंट 

गोयल वाटर कन्जरवेशन रिसर्च एण्ड डेनिंग इन्सटीच्यूट रिसर्च फार्म मनसादेवी पो . आ. मनीमाजरा , जिला 

मुश्री प्रकाश तथा उसके प्रबन्ध को · के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक़ 


अम्बा 


. 


. 


... 


हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वजन य समझते हैं । 
इसलिए अब , प्रौद्योगिक निवार अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उप - धारा ( 1 ) के हाड ( ग ) व 1 रन की गई रियो 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3 ( 44) 86-8- श्रम, दिनांक 16 अप्रैल , 1284 द्वरा 
उमत अंधिनियम की धारा: 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यापानिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के वीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है . या विकाद से सुसंगत , अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री प्रकाश की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


- 


